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• PARTi 


श्रम विभाग 


प्रादेश 

। .दिनांक , 22 मई, 1985 
::. 

मो . वि ./ गुड़गांचा /31-85/ 22111. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० निव्रो लि दिल्ली रोड़ , 
मुड़मावां बमिक भी कहेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके पार लिवित मामले में कोई पोषोनिक 


पौर पिपरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना योजनीय समम है । .. 

समिए पक, पोयोगिक विवाद पधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के बस ( ग) बारा प्रदान कीना 
शसियों का प्रयोग करते हो , हरियाणा राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूना..5116 श्रम / 08/ 16254, दिनांक 20 जून 
1100, साब पड़ते हो पधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम /88- श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1858, वाय मत 

नयरीवारा प्रधान गठित बम न्यायालय , परीननाद, को विवादसत या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नी लिवा मारण 
पारविषय के लिये निर्दिष्ट करते है, वो कि प्रभावकों तग धमिक के बोर या तो विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे 
मन्दिर जामता है 
व्यापी महेन्द्र कुमार सेवाको समापन म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./गुड़गांवा/ 290-85 / 22118.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मे ० - टाईगर लाक लि . 
प्लाट नं 0 3 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम गुड़गांवा रोड़ गुड़गांवा , के. अमिक श्री एम . सीः सकारिय वपा उसके प्रबन्धों के मध्य इसमें 
इस बार लिखित मामले में कोई भोचोगिक विवाद है 

और फि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

सलिए , पब, पौरोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना .सं. 5415-3-68/ 15234, दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम - 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त 

नियम की धारा 7 के अधीन गठित प्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवारग्रस्त या उससे सुसंगत या उसमें सम्बन्धित नीचे लिखा 
बाला न्यायनिर्णय के लिए निविष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त पा उससे सुसंगत या 
उससे सम्बधित मामला है 

क्या श्री एम . सी. सकारिय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मो.वि./गुड़गांवा/ 34-85/ 22154. - किरिवाना राज्यपाल राय है कि मै ० कुन्दना सन्स इण्डिया प्रा . लि ., 
खान्डसा रोड़ गुड़गांवा के अमिक श्री कुंबर सिंह तथा सो मायाप इसमें इस बार विधित मामले में कोई पोजेनिक 


..... 


हरियाणा रापपाम विवाद को स्थानिय त निष्ठि परना वांछनीय समय है .... 
• गए पर धागो विवाद पदिनियम 101, बारा 10 पारा ( 1) ल .(ग) पतियों 

पर हरियाणा राज्यपामार द्वारा सरकारी परिणा . 5415-३ श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1060, 
सार पड़ते हुए अधिसूचना “ सं० 11495 - जी - बब - 38 - श्रम/57/11245 ; दिनांक 7 फरवरी, 1958 पारा उक्त 

वारा 7 के अधीन गम्ति म न्यायालय, फरीदाबाद को विवादास्त में उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित का लिया 
वापारके लिए निविष्ट करते है, जो कि . प्रधानको पार्मिक के बीच मा.तो विवादास्त या उससे सुसंगत या 
उससे बदमापना : 

या की कुंवर सिंह की सेवाओं का समापन पायोपित सपा ठीक है ? यदि नहीवो वह किस राहत का हकदार है ? 
imi सं.पो.कि./सीनोफ्त/ 40-85 /22160.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै: अमित इन्जीनियर्ज 20- बी मील राई 
सोनीपत , के अमिक श्री रामचन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित . मामले में कोई 
पोचोगिक विवाद, :. : .. 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल दिवाद को ग्यायंनिर्णय हेतु निष्टि करना पाचनीय समझते है । 


. 
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इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग वारते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1-4म/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के 
साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए - एस - प्रो . (ई)-श्रम/ 70/ 1348; दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है : 

पया श्री राम चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


सं . मो.बि./ यमुनानगर/ 103-85/22166. ~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय कि मै • ( 1 ) सचिव हरियाण 
राज्य बिजली बोडं चण्डीगढ़ ( 2 ) कार्यकारी अभियन्त होडल प्रोजैक्ट एच. एस . ई. बी . बुद्धकलान के श्रमिक भी मुनसी रामा 
तथा उसके प्रयापकों के मध्य इसमें इसके बाद निषित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवार को यायनिर्माण हेतु निर्दिष्ट करना बानीय समझते है । 
इस लिए , पब, पीयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खस ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घरकारी अधिसूचना : 3( 44 ) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को धवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों क्या श्रमिक के बोच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मायसा है : 

श्री मुमसी राम की सेवाओं का समाधान न्यायोचित्त तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या 


दिनांक 23 मई , 1985 


सं ० मो ० वि ० /यमुना/ 45-85/22221.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं , स्वास्तिका मैटल 
वर्कस , जगादरी , के थमिक श्री 

थमिक श्री बलदेव राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वोछनीय समझते है 


इसलिए , अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3( 44) 84-3श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय केलिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री बलदेव राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हार है ? 


सं ० म ० वि ० / यमुना /1-85/ 22227.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 

हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा 
चण्डीगढ़. ( 2 ) जनरल मैनेजर हरियाणा , राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सुरेश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भर, मोद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण- (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं • 3( 44 ) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त मधिनियम की धारा के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तपा श्रमिक के वीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है:-- 

या घी सुरेश चन्द की सेवामों का समाधान न्यायोचित सपा ठीक है ? यदि महीं, वो वह किस राहत का हकदार है ? 


